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राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

क्रमांक  : प. 18 (25)  नविवि / सामान्य / 2014 पार्ट

आदेश
जयपुर, दिनांक :  27 MAR 2025

विषयः- भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन / उपविभाजन तथा ले आउट प्लान

अनुमोदन / एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में।

नगरीय विकास विभाग द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा वर्ष

2025-26 की की अनुपालना में भवन मानचित्र अनुमोदन, पुर्नगठन / उप विभाजन तथा
ले-आउट प्लान अनुमोदन / एकल पट्टा जारी किये जाने के प्रकरणों में सरलीकरण की

दृष्टि से शक्तिया स्थानीय स्तर पर प्रत्यायोजित किये जाने हेतु विभाग द्वारा

आदेश / अधिसूचना जारी की गई है।

इन प्रकरणों का स्थानीय स्तर पर भी कार्य संचालन सुगमता से किये जाने तथा

आवश्यकता होने पर प्रकरण राज्य सरकार की स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जाने के संबंध में
निम्नानुसार कार्यवाही की जावे:-

क्र.सं. कार्य

1

1.1

1.2

भवन मानचित्र अनुमोदन
500 वर्गमीटर क्षेत्रफल

तक

(15 मीटर ऊंचाई तक)
2500 वर्गमीटर तक

(15 मीटर ऊंचाई तक)

तकनीकी परीक्षण हेतु
सक्षमता

नगर नियोजन

सहायक / वरिष्ठ
प्रारूपकार

सहायक नगर

नियोजक

निस्तारण /  स्वीकृति
जारी करने हेतु

सक्षमता

नगरीय निकाय द्वारा

प्राधिकृत अधिकारी

भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति

अंतिम

स्वीकृति  /  निर्णय

नगरीय निकाय

द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी

नगरीय निकाय

द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी

नगरीय निकाय

द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी

1.3 2500 वर्गमीटर तक

(समस्त अनुमत ऊँचाई
के)

उप नगर नियोजक भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति

1.4 समस्त क्षेत्र

फल एवं समस्त ऊंचाई
वरिष्ठ नगर नियोजक भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति
नगरीय निकाय

द्वारा प्राधिकृत
अधिकारी

1.5 विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम /  नगर परिषद क्षेत्रों में 60

मी. (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत
नगर निगम / नगर परिषद क्षेत्रों में 40 मी (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक तथा अन्य नगरीय
निकाय क्षेत्रों में 30 मी. (स्टील्ट सहित) ऊँचाई से अधिक के प्रकरणों में अन्तिम स्वीकृति राज्य
सरकार से प्राप्त की जानी होगी।
कम्पलीशन /  ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट2

2.1 1000 वर्गमीटर क्षेत्रफल

तक के भूखण्डों पर

अधिकतम 15 मीटर

ऊँचाई तक के प्रकरण

वरिष्ठ प्रारूपकार /

नगर नियोजक

सहायक

नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

प्राधिकारी अधिकारी
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2.2 2500 वर्गमीटर क्षेत्रफल
तक के भूखण्डों पर

अधिकतम 30 मीटर

ऊँचाई तक के प्रकरण

सहायक

नियोजक

नगर नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति

2.3

2.4

3

3.1

30 मीटर ऊँचाई तक
के समस्त क्षेत्रफल के

प्रकरण

30 मीटर से अधिक

ऊँचाई के समस्त

क्षेत्रफल के प्रकरण
ले आउट प्लान

अनुमोदन

उप नगर नियोजक

वरिष्ठ नगर नियोजक

नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

अनुमोदन / एकल पट्टा हेतु योजना

2.0 हैक्टयर क्षेत्रफल

तक के प्रकरण

भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति

भवन मानचित्र

अनुमोदन समिति

अनुमोदन / उपविभाजन व पुर्नगठन

नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

ले-आउट प्लान

अनुमोदन समिति
वरिष्ठ प्रारूपकार /
नगर नियोजक

सहायक / सहायक
नगर नियोजक

3.2 2.0-5.0 हैक्टयर

क्षेत्रफल तक के प्रकरण
उप नगर नियोजक

3.3 5.0 हैक्टयर से अधिक

क्षेत्रफल के प्रकरण

वरिष्ठ नगर नियोजक नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

ले-आउट प्लान

अनुमोदन समिति

नगरीय निकाय द्वारा

निर्दिष्ट प्राधिकृत
अधिकारी

ले-आउट प्लान

अनुमोदन समिति

3.4

3.5

विकास प्राधिकरण व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम / नगर परिषद क्षेत्रों में

आवासीय उपयोग हेतु 25000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर से
अधिक, नगर विकास न्यास व इन शहरी मुख्यालयों में कार्यरत नगर निगम / नगर परिषद क्षेत्रों
में आवासीय उपयोग हेतु 10000 वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 5000 वर्गमीटर से
अधिक के प्रकरणों में तथा अन्य नगरीय निकाय क्षेत्रों में आवासीय उपयोग हेतु 5000
वर्गमीटर व गैर आवासीय उपयोग हेतु 2500 वर्गमीटर से अधिक के प्रकरणों में पट्टा जारी
किये जाने से पूर्व अन्तिम स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त की जानी होगी।
औद्योगिक भू-उपयोग हेतु एकल पट्टा प्रकरणों में विभागीय आदेश दिनांक 21.09.2012 के
अनुसार 10000 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक स्थानीय प्राधिकारी द्वारा ले आउट प्लान समिति से

अनुमोदन उपरान्त पट्टा जारी किया जा सकता है तथा 10000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल

हेतु अंतिम स्वीकृति विभागीय आदेश दिनांक 02.09.2024 के अनुसार गठित समिति से प्राप्त की
जानी होगी।

सामान्य निर्देश :-

1. उपरोक्त सेवाओं हेतु आवश्यक रूप से ऑनलाईन ही आवेदन स्वीकार किये जावे ।
2. उपरोक्तनुसार निर्धारित तकनीकी सक्षमता के अनुरूप नगरीय निकाय में तकनीकी

अधिकारी नियुक्त नही होने पर उक्त सक्षमता के अनुसार संबंधित जिला नगर
नियोजक अथवा संभाग स्तरीय वरिष्ठ नगर नियोजक कार्यालय से तकनीकी राय /

अनुमोदन प्राप्त किया जाना होगा।
3. इन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न

है। प्रकरणो के परीक्षण उपरान्त अंतिम स्वीकृति हेतु निकाय स्तरीय सक्षम समिति को
इस चैक लिस्ट में सूचना भरकर अंतिम निर्णय हेतु सक्षम समिति के समक्ष आवश्यक
रूप से प्रेषित किया जावे।



4. राज्य सरकार को प्रेषित किये जाने वाले प्रकरणों के संबंध में विस्तृत चैक लिस्ट

परिशष्ठ 'ब' पर संलग्न है। नगरीय निकाय द्वारा इस चैक लिस्ट में आवश्यक सूचना

भरकर तथा संलग्नकों के साथ ही प्रस्ताव निर्णय हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया

जावें।

5. उपरोक्त के अतिरिक्त प्रचलित भवन विनियमों में एम्पैनेल्ड आर्किटेक्ट को भवन

मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन / ऑक्योपेन्सी सर्टिफिकेट हेतु प्रत्यायोजित की

गई शक्तियों के अनुरूप भवन मानचित्र अनुमोदन तथा कम्पलीशन  /  ऑक्योपेन्सी

सर्टिफिकेट जारी किये जाने हेतु अधिकृत किया गया है। नगरीय निकाय द्वारा उनके

क्षेत्र में एम्पनेल्ड आर्किटेक्ट द्वारा जारी की गई स्वीकृतिया व जमा राशिया का

विवरण ऑनलाईन प्रदर्शित किया जाना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से

(रवि विजय
शासन उप सचिव प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग,
जयपुर।

2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार,

जयपुर।

3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, जयपुर।

4. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

5. आयुक्त / सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय, राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
8. सचिव, नगर विकास न्यास, समस्त ।

9. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी / आयुक्त /  कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम /  नगर

परिषद /  नगर पालिका मण्डल, राजस्थान
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव प्रथा






